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भारत सरकार 
संचार मंत्रालय 

दरूसंचार विभाग 
 

लोक सभा 
अतारांककत प्रश् न सं. 2918 

उत्तर देने की तारीख 17 कदसंबर, 2025 
 

भारतनेट के अतंगगत प्रगतत 
 
2918. डॉ. गुम्मा तनुजा रान ीः  
      श्र  िाई. एस. अविनाश रेडडीीः 
 
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
 
(क) भारतनेट पररयोजना के अंतगगत क्या लक्ष्य और समय-सीमा ननर्ागररत की गई है और 
अब तक इसमें क्या प्रगनत हुई है; 
(ख) सरकार द्वारा भारतनेट पररयोजना के अंतगगत प्रगनत में तेजी लाने के नलए क्या कदम 
उठाए गए हैं। 
(ग) क्या यह सच है कक सरकार सार्गजननक ननजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धनत से भारतनेट के 
कायागन्र्यन के नलए कोई बोली प्राप्त करने में वर्फल रही है; 
(घ) यकद हां, तो तत्संबरं्ी ब्यौरा क्या है और यकद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; 
(ङ) क्या सरकार ने सार्गजननक-ननजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतगगत और अनर्क बोनलयां 
आकवषगत करने के नलए कोई सुर्ारात्मक कदम उठाए हैं; और 
(च) यकद हां, तो तत्संबंर्ी ब्यौरा क्या है और यकद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्तर 
संचार एिं ग्राम ण विकास राज् य मंत्र  

(डॉ. पेम् मासान  चंद्र शेखर) 
 

(क) से (ख) भारतनेट को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्क्टवर्टी प्रदान करने 
के नलए चरणबद्ध तरीके से कायागक्न्र्त ककया जा रहा है। भारतनेट चरण-I और चरण-II के 
अंतगगत कुल 2,22,341 ग्राम पंचायतें शानमल हैं, क्जसमें से 2,14,904 सेर्ा प्रदान करने के 
नलए तैयार हैं। भारतनेट के कायागन्र्यन की आर्नर्क समीक्षा सरकार द्वारा और साथ ही राज्य 
ब्रॉडबैंड सनमनत(यों) एर्ं क्जला स्तरीय दरूसंचार सनमनत(यों) द्वारा की जाती है। 
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(ग) स े(घ) र्षग 2021-2022 में भारतनेट के नलए नौ पैकेजों हेत ुसार्गजननक ननजी भागीदारी 
(पीपीपी) मॉडल के तहत बोनलयां आमंवत्रत की गईं। केर्ल एक पैकेज के नलए एक नॉन 
कम्पलांइट वबड (बोली) प्राप्त हुई। भारतनेट को ग्रामीण और दरू-दराज के क्षेत्रों में कायागक्न्र्त 
करने में जोक्खम बहुत अनर्क हैं, इसनलए ननजी क्षेत्र के भागीदार पीपीपी बोनलयों में आगे नहीं 
आए। 

(ङ) से (च) संशोनर्त कायागन्र्यन मॉडल तैयार ककया गया है और कें द्रीय मंवत्रमंडल द्वारा 
कदनांक 04.08.2023 को संशोनर्त भारतनेट कायगक्रम (एबीपी) को अनुमोदन प्रदान ककया गया, 
क्जसके तहत देश भर में लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और लगभग 3.8 लाख 
गैर-ग्राम पंचायतों र्ाल ेगांर्ों को मांग के आर्ार पर ऑक्पटकल फाइबर कनेक्क्टवर्टी प्रदान की 
जाएगी। एबीपी का कायागन्र्यन कडजाइन वबल्ट ऑपरेट और मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल के तहत 
प्रोफेशनल एजेंनसयों द्वारा ककया जाएगा, क्जन्हें ओपन बोली प्रकक्रया के माध्यम से पररयोजना 
कायागन्र्यन एजेंनसयों (पीआईए) के रूप में चुना जाएगा। 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


